
ख़बर� के अनुसार, 14 जनवरी को ज�मू और क�मीर �शासन ने कुछ �ज़ल� म� मोबाइल इंटरनेट सेवा� को दोबारा शु�

कर �दया. सी.पी.जे. क� ख़बर के अनुसार, अग�त 2019 म� भारतीय सरकार ने ज�मू और क�मीर से अनु�ेद 370 के

हटाया था. इस फैसले के बाद ही �शासन ने रा�य म� पूरी तरह से संचार पर ��तबंध लगा �दया था. ज�मू और क�मीर रा�य

�शासन सीधा भारत सरकार �ारा �नयं��त �कया जाता है. इन ��तबंध� म� छूट सु�ीम कोट� �ारा �दये गए 10 जनवरी के

फैसले के बाद द� गयी. कोट� ने अपने फैसले म� कहा �क, “इस तरह के ��तबंध आनुपा�तक होने चा�हए ँऔर उनक�

अदालती समी�ा हो सकती है. इसके अलावा, सरकार को ��तबंध� �क हर ह�ते समी�ा कर उसे साव�ज�नक करना

चा�हए.”

 

द वाइर �क एक �रपोट� के अनुसार, �फ़लहाल मोबाइल �ारा केवल ज़�री सेवाए ँजैसे �क, ब�क और सरकारी वेबसाइट्स

को देखा जा सकता है. यह छूट भी केवल ज�मू के कुछ �ज़ल� म� द� गयी गई है. 16 जनवरी तक क�मीर म� ऐसी कोई भी

राहत नह� द� गयी थी. ��ोल क� एक �रपोट� के अनुसार, क�मीर म� �ॉडब�ड सेवाए ँकेवल बड़े सं�ान� तक सी�मत ह�.

सी.पी.जे. से बात करते समय कई प�कार� ने बताया �क �पछले 5 महीन� से लगी इंटरनेट पर रोक से उनके काम पर बुरा

�भाव पड़ा है. इ�ही प�कार� म� से एक, क�मीर टाइ�स �क संपादक अनुराधा भसीन ह�, �जनक� या�चका पर सु�ीम कोट� ने

इंटरनेट ��तबंध पर फैसला सुनाया था.

10 जनवरी, 2020 को �ीनगर क� एक सड़क पर ग�त लगता भारतीय �सपाही. ज�मू और क�मीर म� महीन� बंद रहने के बात कुछ जगह�

पर इंटरनेट सेवाए ँशु� �ई ह�. हालां�क, �ैस क� आज़ाद� को लेकर रा�य म� �च�ता बनी �ई है. (रॉयटस�/द�नश इ�माइल)

इंटरनेट पर ��तबंध पर सु�ीम कोट� का फैसले और प�कार� के �लय उसके
मायने पर वक�ल �मशी चौधरी का �या कहना है?
कुणाल मजूमदार/ सीपीजे भारतीय संवाददाता



तीन जज� के ब�च ने अपना फैसला सुनाते �ए अ�भ��� �क आज़ाद� पर �ट�पणी क� और कहा �क, “इंटरनेट सेवा का

उपयोग करते �ए अपना काम करना एक संवैधा�नक अ�धकार है”. एक �ानीय इंटरनेट क� आज़ाद� पर काम करने वाली

सं�ान के अनुसार, सु�ीम कोट� अपने फैसले म� सरकार को इंटरनेट पर लगे ��तबंध को हटाने या �फर प�कार� को यह

सेवा मुहइया करने को ले कर कुछ नह� कहा.

 

सी.पी.जे. ने वक�ल �मशी चौधरी से कोट� के इस फैसले और �ैस क� आज़ाद� पर बात क�. �मशी भारत और अमरीका म�

काम करती ह� और ‘सो�टवेयर ��डम लॉ स�टर इं�डया’ नामक सं�ान क� संचालक ह�.

 

इस इंटर�ू को सं�ेप म� �लखा गया है.

 

14 जनवरी को ज�मू और क�मीर �शासन ने कुछ इलाक� म� इंटरनेट सेवा पर कुछ छूट द�. �या आप इसे सु�ीम

कोट� के फैसले का असर मानती ह�?

जी हाँ, यह अ�� बात है क� इंटरनेट पर ��तबंध के फैसल� क� समी�ा होगी. उस नज़�रये से कोट� के फैसले का रा�य म�

हालात पर सीधा असर �आ है.

हालां�क यह कम और अ�ाई राहत है. केवल ज�मू के कुछ इलाक� म� कम �ीड क� 2जी इंटरनेट सेवाए ँ केवल पो�ट-

पेड नंबर� पर चल रही ह�. इन इलाक� म� भी आप केवल ब�क या �फर सरकारी वेबसाइट्स देख सकते ह�. सोशल मी�डया पर

अभी भी ��तबंध है.

 

सु�ीम कोट� के फैसले पर आपक� �या राय है?

इस फैसले म� कुछ अ�� और कुछ बुरी बात� ह�. एक वक�ल के तौर पर म� इस फैसले म� अगले मुकदमे म� इ�तेमाल �कए

जाने वाली जानका�रय� को देखती �ँ. उस नज़�रये से कोट� ने पारद�श�ता के बारे म� कहा है और यह बताया है �क कोई भी

मौ�लक अ�धकार� पर ��तबंध आनुपा�तक होना चा�हए. सरकार अपनी मनमरज़ी से इंटरनेट पर पूरी तरह ��तबंध नह�

लगा सकती है. और बार-बार ऐसा करना उ�चत नह� है. यह एक ब�त अ�ा संकेत है.

 

हालां�क, सु�ीम कोट� ने यह नह� कहा �क इंटरनेट सेवा एक मौ�लक अ�धकार है जैसा क� केरल हाइ कोट� ने अपने एक

फैसले म� कहा था. कोट� केवल उसके सामने पेश �कए गए मु�े पर फैसला सुना सकता है, और मौ�लक अ�धकार वाली बात

इस मामले म� नह� उठाई गयी थी. हालां�क, सु�ीम कोट� ने इसी बात को �सरे तरीके से कहा जब ब�च ने यह बताया �क,

इंटरनेट सेवा का उपयोग करते �ए अ�भ��� �क आज़ाद� और कारोबार करना संवैधा�नक अ�धकार है. इसका यह

मतलब है �क, इन अ�धकार� पर रोक सं�वधान के दायरे के अंदर ही होनी चा�हए. 

फैसले म� साफ़ कहा गया है �क, अ�न��त काल के �लए इंटरनेट पर रोक नह� लगाई जा सकती है. यह कुछ राहत �क बात

है. हालां�क, टेलीकॉम सेवा� पर ��तबंध �क संवैधा�नकता को लेकर कोई बहस नह� �ई. �यादातर इंटरनेट ��तबंध धारा

144 के अंतग�त आते ह� �जसका इ�तेमाल कानूनी �व�ा बनाए रखने के �लए �कया जाता है. सु�ीम कोट� ने कहा �क,

इस धारा का इतनी बार इ�तेमाल नह� �कया जाना चा�हए �क यह कानून का ��पयोग लगने लगे. कोट� ने कहा है �क, हर

बार इंटरनेट पर ��तबंध लगाने पर सरकार को कोट� म� बताना होगा �क यह कानून का ��पयोग नह� है. इससे यह पता

चलता है �क ख़तरे को टालने के �लए कुछ समय का इंटरनेट ��तबंध लगया गया है.

 



�ैस �क आज़ाद� पर इस फैसले म� �या कहा गया है?

भारतीय सं�वधान म� �ैस �क आज़ाद� को एक अलग अ�धकार �क तरह नह� �लखा गया है. �ैस �क आज़ाद� पर

अ�भ��� �क आज़ाद� �क तरह ही ��तबंध लग सकते ह�. कोट� के फैसले म� कहा गया �क, “प�कार� पर अ�न��त काल

तक ख़तरे �क तलवार नह� लटकाई जा सकती है. उ�ह� अपना काम करने के �लए समायो�जत करना चा�हए.” 

हालां�क, इस फैसले पर ज� मनाया जा रहा है पर मेरे �लए इसे समझना थोड़ा मु��कल है. ‘समायो�जत’ से कोट� का �या

मतलब है? वह�, कोट� का �या मतलब है जब वह ‘अ�न��तकाल’ कहते ह�? �फर कोट� ने यह कहा �क �य��क

या�चकाकरता ने प��लकेशन दोबारा शु� कर द� है तो “हमारे अनुसार इस मामले म� और कुछ कहना उ�चत नह� है, और

�ज़�मेदार सरकार� को �ैस �क आज़ाद� का हर समया आदर करना चा�हए.”.

 

सु�ीम कोट� ने इस मामले म� फैसला सुनने म� 5 महीने लगा �दये. �या आपको लगता है �नचली अदालत� ऐसे

मामल� म� सही समय पर फैसला सुना सकती ह�?

तकनीक �जस ग�त से बादल रही है, �कसी के �लए भी उसके साथ चलना मु��कल है, �फर �यायधीश� के बारे म� सो�चए

�ज�ह� सभी मामल� म� फैसले सुनाने होते ह�.

म� भारत �क सव�� अदालत म� कई समय से मुकदमे लड़ रही �ँ. तकनीक से जुड़ा �आ ऐसा कोई भी मामला नह� ह�

�जसम� मेरी सं�ा का दखल नह� है. कुछ जज ऐसे मामल� म� काफ़� ��च �दखते ह�, पर सब नह�. और यह कानूनी लड़ाई

के �लए ब�त महंगी जगह है. जो भी इतना पैसा लगा कर ऐसे मामले को कोट� म� लाएगा वह ज़ा�हर है, अ�े वक�ल� के

साथ आएगा. �नचली अदालत� के मुक़ाबले यहाँ बेहतर तरीके से मामले पर सुनवाई हो सकती है.

उधारण के �लए, नाग�रकता संशोधन कानून के �खलाफ़ हो रहे �दश�न� के दौरान, नई �द�ली म� पहली बार इंटरनेट पर

अ�ायी ��तबंध लगाया गया. इसके �लए आदेश �द�ली पु�लस �ेशल सेल के डे�युट� क�म�र �ारा �दया जाता है. हमने

इसे �द�ली हाई कोट� म� चुनौती द�. हमने इसक� संवैधा�नकता पर तो सवाल भी नह� उठाए. हमने केवल यह कहा �क,

टेलीकॉम स��शन नीयम� के अनुसार डी.सी.पी. को यह करने का अ�धकार नह� है.

�द�ली हाई कोट� ने हमारी या�चका ख़ा�रज कर द� �य��क सरकार ने यह कहा �क इस फैसले म� कोई भी ���या�मक चूक

नह� �ई है. और, फोन सेवाए ँकेवल चार घंट� के �लए बंद क� ग� थी. सरकार ने कहा �क, अगर �कसी ��� को इससे

परेशानी �ई है तो वह ख़ुद एक या�चका दायर कर सकते ह�. एक वक�ल के तौर पर अगर सरकार कोट� म� कहती है �क

उसने जो �कया है वह ठ�क है, तो कोट� सरकार क� बात को �नसंदेह मान लेगी. और इस फैसले से परेशान हर ��� से

अदालत आने �क उ�मीद �क जाएगी.

मेरे �हसाब से इस फैसले पर ज� मनाने �क ज़�रत नह� है. म� इस फैसले को अदालत म� इ�तेमाल नह� क�ंगी. म� यह कह

सकती �ँ �क ��तबंध अ�न��तकाल के �लए नह� होना चा�हए ले�कन �सरा प� कह कह सकता है �क ��तबंध

अ�न��तकाल के �लए नह� है. इस फैसले को दोन� तरह से पढ़ा जा सकता है.

 

[संपादक �ब��: 19 �दसंबर को �द�ली म� इंटरनेट और एसएमएस सेवाए ँचार घंट� के �लए बंद �क ग� थ�. रॉयटस� और

मे�डयानामा के अनुसार, यह ��तबंध नाग�रकता संशोधन क़ानून के �खलाफ़ �दश�न� के दौरान लगाया गया था. इस क़ानून

को मु��लम समुदाय के �व�� बताया जा रहा है.]


